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संख्या-5/ आरोप -1-835 / 2014 का .- 66-- श्री मदन लाल दास, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि 
क्रमांक - 229/ 03 , गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गुमला के विरूद्ध उपायुक्त- सह 
जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला के पत्रांक - 528 (ii)/ म०को०, दिनांक 4 जुलाई, 2015 द्वारा प्रपत्र- क में 
आरोप गठित किया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप है: 
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1 . मेसर्स ब्रम्हानन्द फार्मस एण्ड रिसर्च सेन्टर, जमशेदपुर द्वारा गुमला जिला अन्तर्गत 
गुमला,सिसई एवं भरनो प्रखण्डों में औषधीय पौधा सफेद मूसली एवं स्टीबिया की व्यवसायिक खेती के 
लिए दिये गये प्रस्ताव के आलोक में बिना भूमि सत्यापन के योजना की स्वीकृति एक निजी संस्था 
को प्रदान की गयी थी । मनरेगा मार्गदर्शिका में औषधीय पौधा को वृक्षारोपण की श्रेणी में नहीं रखा 
गया है | श्री दास द्वारा योजना के संबंध में बिना कोई जाँच किये हुए 96 . 125 लाख रूपये की राशि 
विमुक्ति हेतु उपायुक्त , गुमला को अनुशंसा की गयी । उल्लेखित है कि उक्त योजना के लिए पूर्व में 
90. 10 लाख रूपये विमुक्त की गयी थी । निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन के द्वारा इस संबंध 
में संचिका की टिप्पणी पृष्ठ-12 पर यह स्पष्ट किया गया है कि भूमि का स्वामित्व प्रतिवेदन अंचल 
अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है । साथ ही पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण 
पत्र तथा प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं रहने के बावजूद आपके द्वारा भूमि सत्यापन की आवश्यकता 
नहीं समझते हुए राशि विमुक्ति हेतु अनुशंसा अपनी टिप्पणी में की गयी । 

आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची के ज्ञापांक-155/वि०, दिनांक 28 जून , 2008 
द्वारा गठित जाँच दल के द्वारा योजना स्थल पर कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया 
गया। उक्त जाँच में पाया गया कि 100 एकड़ भूमि के लिए स्वीकृत कार्य योजना के विरूद्ध मात्र 
10.85 एकड़ पर ही कार्य कराया गया है, जबकि आपके द्वारा अपनी टिप्पणी पृष्ठ -12 पर, निदेशक 
लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन के द्वारा दी गयी टिप्पणी के आलोक में बिना स्थल जाँच किये 75 
प्रतिशत राशि की विमुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी है । इस प्रकार आपके द्वारा एक निजी संस्था को 
सरकारी राशि के गबन एवं दुरूपयोग में सहायता प्रदान की गयी है । 

2. स्टीबीया की खेती- मेसर्स ब्रम्हानन्द फार्मस एण्ड रिसर्च सेन्टर, जमशेदपुर को कुल 100 
एकड़ भूखण्ड पर सिसई एवं भरनो प्रखण्ड में स्टीबिया की खेती हेतु कुल 244. 00 लाख रूपये की 
योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । उक्त योजना में बिना भूमि सत्यापन के योजना की 
स्वीकृति हेतु आपके द्वारा अनुशंसा की गयी , जबकि उक्त योजना मनरेगा मार्गदर्शिका में कार्यान्वयन 
योग्य योजनाओं की सूची में नहीं है, योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त 
किये हुए 122 .00 लाख रूपये का चेक तैयार कर उपस्थापित किया जाना संदेह प्रदर्शित करता है । 
नियमानुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही चेक निर्गत किया जाना 
चाहिए, परन्तु आपके द्वारा एक निजी संस्था को इतनी बड़ी राशि बिना पूर्व स्वीकृति के विमुक्ति हेतु 
चेक उपस्थापित करना, उचित प्रतीत नहीं होता है । पुनः संचिका के टिप्पणी पृष्ठ 43 एवं 44 पर 
आपके द्वारा पूर्व में विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना 
द्वितीय किस्त के रूप में 97 .60 लाख रूपये विमुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है । यह वित्तीय 
प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है | 
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आयुक्त , दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची के ज्ञापांक - 155 /वि० , दिनांक 28 जून , 2008 
द्वारा गठित जाँच दल के द्वारा योजना स्थल पर कराये गये कार्यो का भौतिक सत्यापन कराया 
गया । उक्त जाँच में पाया गया कि 100 एकड़ भूमि के लिए स्वीकृत कार्य योजना के विरूद्ध मात्र 
22. 18 एकड़ पर ही कार्य कराया गया है । इस प्रकार आपके द्वारा एक निजी संस्था को बड़ी राशि के 
गबन करने में सहयोग प्रदान किया गया । आपका उक्त कृत्य सरकारी सेवक आचार संहिता 3(III ) के 
प्रतिकूल है । 

इसके अतिरिक्त आपके द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को जेट्रोफा, फलदार 
वृक्षारोपण एवं मिश्रित फलदार वृक्षारोपण की 22 योजनाओं में एक बड़ी राशि की विमुक्ति हेतु बिना 
विधिवत् जाँच के स्वीकृति दी गयी । 

उपरोक्त संस्थाओं द्वारा समर्पित प्रस्ताव की स्वीकृति के पूर्व प्रस्ताव के भूमि की 
उपलब्धता एवं भूमि सत्यापन का कार्य होना चाहिए था , परन्तु आपके द्वारा अनदेखी करते हुए 
योजना की स्वीकृति में अनावश्यक रूचि लेते हुए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारी को भेजा गया । 
जेट्रोफा वृक्षारोपण की योजना मनरेगा के मार्गदर्शिका में लिये जाने वाले कार्यों की सूची में नहीं रहने 
के बावजूद योजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करना तथा प्रस्ताव पर बिना किसी जाँच 
पड़ताल के उसे स्वीकृत करना उचित प्रतीत नहीं होता है । स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन में भी निदेशों 
का उल्लंघन करते हुए बिना किसी प्रक्रिया का पालन करते हुए स्वयंसेवी संस्था का चयन करना एवं 
एक बड़ी राशि विमुक्त करना सरकारी राशि का दुरूपयोग एवं गबन में संस्थाओं को सहयोग प्रदान 
किया जाना है, जो सरकारी सेवक आचार संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल है । 

___ उक्त आरोपों हेतु पेंशन नियमावली के नियम - 139( ग ) के तहत विभागीय पत्रांक -9264 , 
दिनांक 23 अक्टूबर , 2015 द्वारा श्री दास से स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसके अनुपालन में श्री दास के 
पत्र, दिनांक 4 नवम्बर , 2015 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण निम्नवत् है: 

___ श्रीमती आराधना पटनायक, तत्कालीन उपायुक्त, गुमला के साथ- साथ जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण की अध्यक्ष भी थी । विकास कार्यों में अंकित निर्णय लेने का अधिकार उन्हें प्राप्त 
था । श्री दास ने जब उप विकास आयुक्त के पद पर योगदान किया, उसके पूर्व से ही श्रीमती 
पटनायक मेसर्स ब्रम्हानन्द फार्मस एण्ड रिसर्च सेन्टर, जमशेदपुर द्वारा सफेद मुसली एवं स्टीबीय की 
व्यवसायिक खेती किसानों से करवाने हेतु प्रचार-प्रसार करवा रही थी । सर्वे भी करवा चुकी थी । 
सिसई एवं भरनो प्रखण्ड में किसानों के आम सभा में किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा था । 
किसानों को बताया जा रहा था कि लोहरदगा जिला में उक्त खेती से किसानों को काफी लाभ मिला है , 

चूँकि श्रीमती आराधना पटनायक गुमला के पूर्व लोहरदगा में उपायुक्त रह चुकी थी , चारो तरफ माहौल 
ऐसा बनाया गया था कि उक्त खेती से किसानों को काफी लाभ होगा । ऐसा जेट्रोफा पौधा के संबंध में 
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भी किया गया । तत्कालीन कृषि पदाधिकारी डेनीयल एक्का एवं वन के क्षेत्र पदाधिकारी से मंतव्य की 
माँग की गयी, इन दोनों पदाधिकारियों द्वारा सफेद मुसली एवं स्टीबिया की खेती को मनरेगा के तहत 
खेती करवाना उपयुक्त एवं किसानों के लिए लाभप्रद बताया गया । जहाँ तक चेक निर्गत करने का 
प्रश्न है, श्रीमती पटनायक द्वारा टिप्पणी के साथ संचिका मंगाकर चेक पर हस्ताक्षर कर वापस कर 
देती थी ,जिसमें इनकी टिप्पणी के लिए खाली जगह छोड़ दिया जाता था । बाद में टिप्पणी एवं चेक 
पर हस्ताक्षर करवाया जाता था । जेट्रोफा एवं फलदार वृक्षरोपण के संबंध में कहना है कि श्रीमती 
पटनायक द्वारा प्रशिक्षण में जाने के पूर्व स्व० राजेश्वर द्वारा निदेशक , एन०ई०पी० एवं श्री बालेश्वर 
राम , लेखा पदाधिकारी, गुमला को संध्या बेला में कार्यालय में बुलाकर सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को 
संचिका पर आदेश पारित करते हुए चेक पर हस्ताक्षर किया गया । लेखा पदाधिकारी श्री बालेश्वर राम 
से इस संबंध में पूछताछ की जा सकती है । क्षेत्रफल एवं योजना के अनुसार ही चेक निर्गत किया 
गया था । एकरारनामा में बहुत सारे निर्देश दिये गये थे, जिसका अनुपालन भी किया गया था । इनके 
द्वारा सफेद मुसली, स्टीबीया एवं जेट्रोफा की खेती का निरीक्षण किया गया था , जो संतोषजनक था । 
मेसर्स ब्रम्हानन्द फार्मस एण्ड रिसर्च सेन्टर , जमशेदपुर को 90.10 लाख रूपये अग्रिम दिया गया था । 
जहाँ तक इनकी जानकारी है, उक्त राशि इनके योगदान के पूर्व निर्गत की गई है । भूमि स्वामित्व 
प्रतिवेदन अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया था । चेक निर्गत के पूर्व तत्कालीन उपायुक्त का 
आदेश लिया गया है । वृक्षारोपण के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी एवं वनों के क्षेत्र में पदाधिकारी का 
मंतव्य प्राप्त किया गया है । राशि दुरूपयोग एवं गबन का कोई प्रश्न नहीं है । 

श्री दास से प्राप्त स्पष्टीकरण की छायाप्रति संलग्न करते हुए उपायुक्त -सह-जिला 
कार्यक्रम समन्वयक, गुमला को विभागीय पत्रांक- 9961, दिनांक 20 नवम्बर , 2015 द्वारा भेजकर 
अनुशंसा सहित मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया , 
जिसके आलोक में उपायुक्त - सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक , गमला के पत्रांक -554(ii)/मको० , दिनांक 
16 जुलाई, 2016 द्वारा उपलब्ध कराया गया मंतव्य निम्नवत् है: 

1. संचयन संख्या- V संचिका संख्या- 41/ 2007 की टि०पृ० 02 पर संबंधित सहायक द्वारा 
100 एकड़ जमीन पर स्टीबिया की व्यवसायिक खेती में भूमि का सत्यापन अंचलाधिकारी कराने का 
प्रस्ताव दिया गया है । उपरोक्त संचिका के टि०पृ० 01 से 04 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि 
बिना अंचलाधिकारी से भूमि सत्यापन करवाये 2.44 करोड़ ( दो करोड़ चैवालीस लाख रूपये) की योजना 
स्वीकृति हेतु उपायुक्त को अनुशंसा किया गया है । इसी प्रकार संचयन संख्या- v संचिका संख्या 
32 / 2007 के टि०प० 06 पर तत्कालीन निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन के दवारा अंकित 
टिप्पणी में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं होने , प्रगति प्रतिवेदन 
संलग्न नहीं होने एवं संयुक्त खाता का विवरण संलग्न नहीं होने की बात संज्ञान में लाया गया, इसके 
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बावजूद 96. 125 लाख रूपये ( 75 प्रतिशत राशि ) विमुक्ति की अनुशंसा इनके द्वारा की गयी है । 
उपरोक्त तथ्यों से श्री दास का स्पष्टीकरण स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता है । 

2. सचिव , ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक -820 , दिनांक 4 फरवरी , 2009 
( पृ. 141 -140/ प० ) की कंडिका-01 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके के Dean Faculty of Foresty के 
पत्र सं०- 30, दिनांक 12 अप्रैल , 2008 के साथ प्रेषित " List of tree species suitable for 
Afforestation/Plantation and Horticulture (Fruit) tree under NREGA Programme in Jharkhand " 
में वनरोपण एवं Horticulture ( Fruit) के अन्तर्गत नरेगा में स्टीबिया एवं सफेद मुसली 
अनुमोदित/ अनुमान्य नहीं है | श्री मदनलाल दास, तत्कालीन उप विकास आयुक्त द्वारा दिया गया 
स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है | उप विकास आयुक्त होने के नाते उन्हें मनरेगा मार्ग 
निर्देशिका के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए था । अगर तत्कालीन उपायुक्त श्रीमती आराधना 
पटनायक द्वारा मनरेगा मार्गदर्शिक के विपरीत औषधीय पौधा का कार्य करवाना चाह रही थी, तो उप 
विकास आयुक्त होने के नाते नियम संगत कार्य करने का सुझाव देना चाहिए था | 

3. मेसर्स ब्रह्मानंद फार्मर्स एवं रिसर्च सेन्टर , जमशेदपुर , जो कि एक निजी संस्थान है, को 
कार्य आवंटित करने के संबंध में श्री दास द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । 

4. बिना योजना जाँच किये एवं पूर्व से विमुक्त राशि का बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त 
किये एक बड़ी राशि की विमुक्ति हेतु अनुशंसा संबंधी आरोप पर समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया है 
कि मेसर्स ब्रह्मानंद फार्मर्स एवं रिसर्च सेन्टर , जमशेदपुर को 90 . 10 लाख रूपये अग्रिम इनके योगदान 
के पूर्व निर्गत की गयी है । इस संबंध में संचयन संख्या -ट संचिका संख्या - 32 /2007 के टि०पृ० सं० - 01 
से 06 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 90. 10 लाख अग्रिम इनके योगदान के पूर्व निर्गत किया 
गया है, परन्तु पूर्व में विमुक्त राशि का भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं 
होने, प्रगति प्रतिवेदन संलग्न नहीं होने एवं संयुक्त खाता का विवरणी संलग्न नहीं होने के बावजूद 
96 . 125 लाख राशि की अनुशंसा किया गया है । जैसा कि संचयन संख्या-v संचिका संख्या- 32 / 2007 
के टि०प० 06 पर तत्कालीन निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन दवारा टिप्पणी अंकित की गई है । 
अतः श्री दास द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है । । 

5. बिना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की स्वीकृति के राशि विमुक्ति हेतु चेक 
उपस्थापित करने के संबंध में श्री दास का कहना है कि चेक निर्गत करने के पूर्व तत्कालीन उपायुक्त 
का आदेश लिया गया है । इनका यह स्पष्टीकरण तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है । संचयन संख्या- v 
संचिका सं०- 41/ 2007 के टि०पृ० सं०- 01 से 09 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राशि विमुक्ति के पूर्व 
उपायुक्त से अनुमति लिये बिना सीधे चेक हस्ताक्षर हेतु उपस्थापित किया गया है । 

___ 6. बिना योजना का जाँच किये राशि विमुक्त किया गया एवं बड़ी राशि की गबन में निजी 
संस्था को सहयोग करने के संबंध में श्री दास का कहना है कि सफेद मुसली स्टीबिया एवं जेट्रोफा की 
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खेती का निरीक्षण किया गया था , जो संतोषजनक था । इनका यह स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत 
नहीं होता है | आयुक्त , दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल , राँची के ज्ञापांक -155/वि०, दिनांक 28 जून , 2008 
द्वारा गठित जाँच दल के द्वारा योजना स्थल पर कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया , 
उक्त जाँच में पाया गया कि 100 एकड़ भूमि के लिए स्वीकृत कार्य योजना के विरूद्ध मात्र 10.85 
एकड़ पर ही कार्य कराया गया है । 

श्री दास के विरूद्ध आरोप , इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त - सह-जिला कार्यक्रम 
समन्वयक , गुमला के मंतव्य की समीक्षा की गई । समीक्षा में पाया गया कि श्री दास के विरूद्ध 
मनरेगा के तहत वृक्षारोपण योजना में मार्गनिर्देशिका एवं सरकारी नियमों के विरूद्ध विभिन्न कार्यकारी 
संस्थाओं एवं एक निजी संस्था मेसर्स ब्रम्हानन्द फार्मस एण्ड रिसर्च सेन्टर , जमशेदपुर को एक बड़ी 
राशि का अनियमित भुगतान एवं दुरूपयोग में सहयोग करने का आरोप प्रमाणित होता है | श्री दास 
को संस्थाओं द्वारा समर्पित प्रस्ताव की स्वीकृति के पूर्व भूमि की उपलब्धता एवं भूमि सत्यापन तथा 
अन्य सभी मापदंड की पूर्ति होने के बाद ही योजना की स्वीकृति पर विचार करनी चाहिए थी । अधूरे 
मापदंडों के आधार पर योजना की स्वीकृति तथा राशि विमुक्ति का प्रस्ताव उपस्थापित कर बड़ी 
सरकारी राशि का दुरूपयोग करने में संस्था के साथ सहभागिता का आरोप प्रमाणित पाया गया है | 

समीक्षोपरांत , प्रमाणित आरोपों हेतु श्री मदन लाल दास, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० तत्कालीन 
उप विकास आयुक्त , गुमला के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम- 139( ग) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 
पाँच वर्षों तक 10 ( दस ) प्रतिशत राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव । 
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